भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1360
(जिसका उत्तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
पश्चिमी बंगाल में चिट फंड कंपनियां
1360.
श्री रीताब्रता बनर्जीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में पश्चिमी बंगाल में बड़ी संख्या में चिट फंड कंपनियों ने अत्यधिक धनराशि एकत्र की है; और
(ख)
यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है और उनके द्वारा कितनी धनराशि एकत्र की गई है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) और (ख): चिट फंड कम्पनियों का पंजीकरण और विनियमन चिट फंड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत किया जाता है और इनका अभिशासन राज्य सरकार के चिट पंजीयक द्वारा किया जाता है जबकि ‘इनामी चिट’ और ‘धन परिचालन योजनाओं’ को इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।
सरकार को देश के विभिन्‍न राज्‍यों में विशेषत: पोंजी/चिट फंड/बहुस्‍तरीय विपणन कार्यकलापों से संबंधित कंपनियों के द्वारा लघु निवेशकों को धोखा देने के संबंध में विभिन्‍न शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। विगत 3 वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी अन्‍वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्‍यम से ऐसी 185 कंपनियों के कार्यकलापों की जांच करने का आदेश दिया है। इनमें से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित मामले इस प्रकार हैं:
	2013-14
	2014-15
	2015-16
	2016-17 (जनवरी, 2017

	57
	33
	26
	19


केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी सूचित किया है कि उसने पश्चिम बंगाल राज्य में चिट फंड और पोंजी योजनाओं से संबंधित 30 मामले पंजीकृत किए हैं। वर्तमान में मामले विचाराधीन/ अन्वेषण के स्तर पर हैं।
राज्‍य के विनियामकों तथा प्रवर्तक एजेंसियों के बीच सूचना को साझा करने को सुकर बनाने के लिए सभी राज्‍यों में गठित राज्‍य स्‍तरीय समन्‍वय समिति (एसएलसीसी) एक संयुक्‍त मंच है जिसका उद्देश्‍य कपटपूर्ण संस्‍थाओं के द्वारा जमाराशियों की अप्राधिकृत स्‍वीकृति की घटनाओं पर नियंत्रण करना है। मई 2014 में कपटपूर्ण कंपनियों द्वारा मुद्रा की अप्राधिकृत स्‍वीकृति पर नये सिरे से ध्‍यान केंद्रित करते हुए एससलसीसी का पुनर्गठन किया गया था। आरबीआई ने इंगित किया है कि एसएलसीसी की बैठकों में विचार किए गए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कंपनियों के द्वारा राशि के अप्राधिकृत संग्रह से संबंधित 486 मामलों में से 116 मामले पश्चिम बंगाल से हैं।
*****
